भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 199 
जिसका उत्तर 6 दिसम्‍बर, 2013 को दिया जाना है ।
15 अग्रहायण, 1935 (शक)
ई-साक्षरता योजना 
199.  डा. चन्‍दन मित्रा:

 
क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)   क्‍या सरकार ने चिन्‍ह्ति किए जाने वाले 10 लाख घरों में एक व्‍यक्‍ति को ई-साक्षर बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; 
(ख)   यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चिन्‍ह्ति किए जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सहित तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और  योजना का वार्षिक व्‍यय कितना है; 
(ग)     देश में घरेलू इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाओं को और प्रोत्‍साहन और बढ़ावा देने के लिए चिन्‍ह्ति किए गए मदों का ब्‍यौरा क्‍या है; और 
(घ)  बढ़ती वैश्‍विक मांग  को पूरा करने के लिए भारत को इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स  प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण का वैश्‍विक केन्‍द्र बनाने के लिए सरकार द्वारा क्‍या कदम उठाए गए हैं ? 
उ त्त र
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री (श्री मिलिंद देवड़ा)
(क) और (ख) : राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 का एक लक्ष्य है सभी घरों में कम-से-कम एक व्यक्ति को ई-साक्षर बनाना । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार एक योजना बना रही है । योजना के विवरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
(ग) : सरकार ने दो नीतियां अर्थात् राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2012 (एनपीई 2012) और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 (एनपीआईटी 2012) की घोषणा की है । एनपीई 2012 में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण उद्योग के सृजन की परिकल्पना की गई है । एनपीआईटी 2012 में वैश्विक आईटी हब के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में त्वरित, समेकित और संधारणीय वृद्धि के लिए आईटी स्पेस को एक इंजिन के रूप में इस्तेमाल करने की परिकल्पना की गई है । जैसा कि इन नीतियों में उल्लेख किया गया है कि इन नीतियों के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली बहुत सारी रणनीतियों को चिह्नित किया गया है ।
(घ) : इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण के लिए भारत को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण अनुबंध में दिया गया है ।
****** 
अनुबंध
इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम
1. इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक के सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अनुमोदन ऑटोमेटिक रूट में हैं ।
2. देश की आवश्यकताओं को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण उद्योग के सृजन की परिकल्पना के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2012 अधिसूचित किया गया है ।
3. सरकार द्वारा ईएसडीएम सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व-स्तरीय मूलसंरचना उपलब्ध कराने हेतु इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना को अधिसूचित किया गया है ।
4. ईएसडीएम उद्योगों में असमर्थता दूर करने और निवेश आकर्षित करने हेतु एक संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना अधिसूचित किया गया है ।
5. भारत में दो सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन (एफएबी) विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए “सैद्धांतिक” अनुमोदन प्रदान किया गया है ।
6. विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अनिवार्य पंजीकरण की योजना को अधिसूचित किया गया है ।
7. अप्रत्यक्ष कर संरचना को व्यवहार्यता की सीमा तक तर्कसंगत बनाय गया है बशर्ते कि डब्ल्यूटीओ के सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए-1)  के अंतर्गत शामिल 217 टैरिफ लाइनों को मूल सीमा शुल्क में छूट दी गई है ।
8. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजना के अंतर्गत अनुमोदित यूनिटों को विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्यात कार्यकलाप, सीएसटी प्रतिपूर्ति और स्वदेशी स्तर पर उपलब्ध माल की खरीद पर उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए उनके लिए आवश्यक माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है ।
9. विदेश व्यापार नीति के फोक्स उत्पाद योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यात एफओबी मूल्य के 2% / 5% तक के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप इक्वीवेलेंट  के  हकदार हैं ।
10. अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डी) को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35(2कख) (1) के अंतर्गत इन हाउस अनुसंधान और विकास पर किए गए व्यय का 200% भारित कटौती उपलब्ध है ।
11.  इलेक्ट्रॉनिकी, आईसीटी और प्रबंधन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी (एसआईपी-ईआईटी) में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट;  बहुगुणक अनुदान योजना और प्रौद्योगकी उदभवन और उद्यमियों के विकास (टीआईडीई) के लिए सहायता सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग निधियन उपलब्ध कराता है ।
******

